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16 अगस्‍त, 2013 को उत्‍तरार्थ 
विषय:- कृषि योजनाओं का विकेन्‍द्रीकरण
1112. श्री ओम प्रकाश माथुर: 
क्‍या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
	(क)
	क्‍या सरकार राज्‍यों को राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत आवश्‍यकता आधारित कार्यक्रम तैयार करने की छूट प्रदान करने के लिए कृषि योजनाओं का विकेन्‍द्रीकरण करने पर विचार कर रही है;

	(ख)
	यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; और  

	(ग) 
	इस कार्यक्रम को कब तक कार्यान्‍वित किए जाने की संभावना है ?


उत्‍तर 
कृषि एवं खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री तारिक अनवर)
	(क) एवं (ख)
	व्‍यापक जिला कृषि योजनाओं एवं राज्‍य कृषि योजना बनाकर कृषि विकास हेतु विकेन्‍द्रित योजना बनाना राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत राज्‍यों के लिए अनिवार्य बना दिया गया है । 

	(ग) 
	योजना बनाने में राज्‍यों को पूर्ण लचीलापन प्रदान करने एवं कृषि जलवायुवीय स्‍थितियों, प्रोद्यौगिकी एवं प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्‍धता के आधार पर प्राथमिकताओं के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में राज्‍य विशिष्‍ट कार्यों के कार्यान्‍वयन के लिए वर्ष 2007-08 के दौरान आरकेवीवाई को शुरू किया गया ।
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